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सड़क परियोजनाओं का दिया जाना
743. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या निजी कंपनियों को सड़क परियोजनाएं दिए जाने के लिए हाइब्रिड मॉडल जैसे किसी मॉडल पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न मॉडलों के अंतर्गत निजी कंपनियों को दिए जाने वाले विचाराधीन सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान सड़क परियोजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य के एवज में कितने कि मी सड़क का निर्माण वर्ष-वार किया गया; और
(ङ) यदि लक्ष्य हासिल नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्‍तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्‍णन)

(क) और (ख)
सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अंतर्गत संवितरण की नई पद्धति नामत: हाइब्रिड एन्‍यूटी मॉडल जिस पर सड़क परियोजनाओं को कार्यान्‍वयन के लिए ठेके पर देने हेतु  विचार किया जा रहा है, के अंतर्गत सरकार द्वारा रियायतग्राही को निर्माण अवधि के दौरान परियोजना लागत का 40% भाग 5 समान किस्‍तों में दिया जा रहा है । शेष 60% भाग की व्‍यवस्‍था ऋण और ईक्‍विटी के रूप में की जानी है जिसकी भरपाई 15 वर्ष में द्विवार्षिक वार्षिकी के तौर पर की जानी है ।
(ग)
सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) की विभिन्‍न पद्धतियों के अंतर्गत ठेके पर दी जाने वाली विचाराधीन सड़क परियोजनाओं का ब्‍यौरा नीचे दिया गया है:- 
	पद्धतियां
	परियोजनाओं की संख्‍या
	लम्‍बाई
(किमी में)
	कुल परियोजना लागत
(करोड़ रू. में)

	निर्माण-प्रचालन-हस्‍तांतरण (बीओटी) 
	16
	2033.850
	25,962.86

	हाइब्रिड एन्‍यूटी मॉडल
	19
	701.210
	15,241.79

	कुल
	35
	2735.060
	41,204.65


(घ)
पिछले तीन वर्षों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की विभिन्‍न स्‍कीमों के अंतर्गत राजमार्गों के निर्माण के लक्ष्‍य और उनकी उपलब्‍धि का ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है:-
	वर्ष
	निर्माण का लक्ष्‍य
(किमी में)
	निर्मित लम्‍बाई
(किमी में)

	2012-13
	6187
	5732

	2013-14
	6330
	4260

	2014-15
	6330
	4410


(ड.)
भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता अंतरण, सांविधिक मंजूरियों की स्‍वीकृति में विलम्‍ब, गिट्टी/मिट्टी की अनुपलब्‍धता, कुछ राज्‍यों में खनन पर प्रतिबंध, जनान्‍दोलन, पंचाट/संविदागत विवाद इत्‍यादि के कारण समूचे देश में राजमार्गों के निर्माण में विलम्‍ब हुआ है । सरकार द्वारा भविष्‍य में ऐसे विलम्‍बों को न्‍यूनतम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं ।
*****

